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विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभों की पहुंच को बढ़ाना
624. कुमारी शैलजाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को, अपने वायदे के अनुसार पूरी तरह से कार्यान्वित किया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से (एमएसपी) वास्तव में देश के केवल छह प्रतिशत किसान लाभान्वित होते हैं; 
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ और अधिक किसानों तक पहुंचें; और
(घ) क्या सरकार स्वयं द्वारा खरीदे जाने वाली फसल की मात्रा को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि उसके जरिए बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क): स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तुत 'मसौदा राष्‍ट्रीय किसान नीति', जिसमें आयोग की प्रमुख सिफारिशें शामिल थीं, के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ), 2007 की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना और किसानों की निवल आय में वृद्धि करना है।
          एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जिसे कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था, ने एनपीएफ, 2007 से 201 कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की है, जिन पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जानी थी। पहचान किए गए 201 कार्रवाई बिंदुओं में से अब तक 192 बिंदुओं को  कार्यान्‍वित किया जा चुका है।
(ख) से (घ): सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्‍चात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, 22 अधिदेशित कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) निर्धारित करती है। इसके अलावा, तोरिया और डी-हस्क नारियल के लिए एमएसपी का भी क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर निर्धारण किया जाता है।
       सरकार ने सभी अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मौसम 2018-19 के लिए उत्पादन लागत से कम से कम  50 प्रतिशत आय के साथ बढ़ा दिया है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें केंद्रीय बजट 2018-19 के लिए घोषित उत्पादन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत के स्तर पर एमएसपी निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे की पूर्ति हुई है।
          हाल ही में शुरू की गई छत्रक योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)’ कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों/किसानों के लिए एक लाभकारी और स्थिर मूल्य वातावरण के आश्वासन के लिए समग्र व्‍यवस्‍था प्रदान करती है। इस छत्रक योजना में किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्‍चित करने हेतु दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य ह्रास भुगतान योजना (पीडीपीएस), तिलहन के लिए पायलट निजी खरीद एवं भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है।
******
